भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1804
जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 06 मार्च, 2020/16 फाल्‍गुन, 1941 (शक) को दिया जाना है।

किसानों को राजसहायता प्राप्त उर्वरक 
1804.
श्री वाइकोः 
श्री एम॰ शनमुगमः 
क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः 
(क) 
क्या किसानों को पर्याप्त मात्रा और सही समय पर राजसहायता प्राप्त दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराएं जाते हैं;

(ख) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 
क्या गत छह माह में उर्वरक की कमी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 

(घ) 
फास्फोरस और पोटैशियम युक्त उर्वरकों और यूरिया के लिए पोषण आधारित राजसहायता नीति के अनुसार कितनी राजसहायता राशि जारी की गई है; और 
(ङ) 
सरकार द्वारा गरीब और सीमांत किसानों को राजसहायता प्राप्त दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
उत्‍तर 
रसायन और उर्वरक मंत्री 
 (डी.वी. सदानंद गौड़ा)
(क), (ख) और (ड.):
  किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्‍य (एमआरपी) पर प्रदान किया जा रहा है। 45 कि.ग्रा. की  यूरिया की बोरी का एमआरपी 242 रुपये प्रति बोरी (नीम लेपन प्रभारों तथा लागू करों को छोड़कर) है। फार्मगेट पर उर्वरकों की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों की निवल बाजार प्राप्ति के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा यूरिया विनिर्माता/आयातक को राजसहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। तदनुसार, सभी किसानों को राजसहायता प्राप्‍त मूल्‍य पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है। 
-: 2 :-
उर्वर‍क विभाग पीएण्‍डके उर्वरकों पर राजसहायता प्रदान कर रहा है। सरकार ने फॉस्‍फेटयुक्‍त एवं पोटाशयुक्‍त (पीएण्‍डके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषकतत्‍व आधारित राजसहायता नीति कार्यान्वित की है। इस नीति के अंतर्गत, वार्षिक आधार पर निर्णीत राजसहायता की एक नियत राशि राजसहायता प्राप्‍त पीएण्‍डके उर्वरकों पर उनके पोषकतत्‍व अवयवों के आधार पर प्रदान की जाती है। इस नीति के तहत उर्वरक कंपनियों द्वारा बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार तर्कसंगत स्‍तर पर एमआरपी निर्धारत की जाती है जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। तदनुसार गरीब तथा सीमांत किसानों सहित कोई भी किसान जो इन उर्वरकों को खरीदते हैं वे राजसहायता का लाभ प्राप्‍त कर रहे हैं।  
इसके अतिरिक्‍त, सरकार ने उर्वरक को आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम, 1955 (ईसीए) के तहत आवश्‍यक वस्‍तु घोषित किया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 तथा उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 अधिसूचित किए हैं। अधिकतम खुदरा मूल्‍य (एमआरपी)/तर्कसंगत मूल्‍यों पर उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए और एफसीओ, 1985 तथा आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का उल्‍लंघन करने वाले किसी व्‍यक्‍ति के विरुद्ध दण्‍डात्‍मक कार्रवाई करने के लिए भी राज्य सरकारों को पर्याप्‍त शक्ति प्रदान की गई है।
(ग):
जी नहीं। 
(घ):
पिछले 3 वर्षों के दौरान पीएंडके और यूरिया के लिए जारी राजसहायता की राशि निम्‍न प्रकार है:-
	क्रसं. 
	वर्ष 
	यूरिया के लिए राशि
(रुपये करोड़ में)
	पीएण्‍डके के लिए राशि
(रुपये करोड़ में)

	1
	2016-17
	51256.59
	18842.87

	2
	2017-18
	46953.70
	22237.00

	3
	2018-19
	49344.86
	24080.35


*******

